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महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

अधिसूचना 


___ मुंबई , 4 नवम्बर , 2003 


F 


सं. टीएएमपी / 13 /2003 - एनएमपीटी. - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा जेट्टी संख्या 10 के लिए वर्ष1996 - 97 से वर्ष 1999 - 2000 को बदरभाडा दरनिर्धारित 
करने के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास के प्रस्ताव संबंधी प्रकरण को , संलग्न आदेशानुसार, बन्द करता है । 


अनुसूची 


प्रकरण सं. टीएएमपी/13/ 2003-एनएमपीटी 


M 


न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास ( एनएमपीटी ) 


. 


..---- 


आवेदक 


आदेश 
( अक्तूबर , 2003 के 22वें दिन पारित ) 


Y : 


यह प्रकरण जेट्टी संख्या 10 के लिए वर्ष 1996- 97 से वर्ष 1999 -2000 की बंदरभाड़ा दर निर्धारित करने के लिए न्यू मेंगलूर ... 
पत्तन न्यास ( एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है । 


2. 


इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2000 को पारित अपने आदेश द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में, एनएमपीटी ने 
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जेटटी सं . 10 के लिए वर्ष 1996- 97 से 1999- 2000 की बंदरभाडा दर निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । जेट्टी सं. 10 के लिए 
एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित बंदरभाडा दरें निम्नलिखित हैं : 


वर्ष 


प्रति टन दर (रुपयों में ) 


87.84 


78. 43 


1996 - 97 
1997 - 98 
1998 - 99 
1999 - 2000 


94. 74 
85 . 97 


3.1 . इस संदर्भ में , यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2000 को पारित आदेश के विरूद्ध 
एमआरपीएल ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है । इसने मुख्यत: एनएमपीटी की परिसम्पत्तियों में निवेश पर प्रतिलाभ 
संबंधी मुद्दे को चुनौती दी है । 


3. 2. एनएमपीटी ने भी माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में , जलयान संबंधी आय वापिस जमा करने , एस्क्रो खाता ब्याज वापिस जमा करने 

और बंदर भाड़ा दर का परिकलन करते समय मूल्यह्रास से अधिक ऋण की वापसी पर विचार करने जैसे तीन विशिष्ट मुद्दों पर एनएमपीटी द्वारा 
प्रस्तुत समीक्षा याचिका को अस्वीकार करते हुए 21 मार्च, 2002 को इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की समीक्षा करने के लिए रिट याचिका 
दायर की है । 


A.1 . एनएमाणीटी का प्रस्ताव एमआरपीएल को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था । माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 
रिट याचिका सं. 38445/ 2000 से प्रभावित हुए बिना एमआरपीएल ने अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं । 


4. 2. एनएमपीटी द्वारा दिए गए बंदरभाड़ा के परिकलन के बारे में एमआरपीएल ने विभिन्न टिप्पणियां की हैं । इसने उल्लेख किया है कि 
एनएमपीटी ने तेल जैटी परियोजना के लिए एक साझा लागत केन्द्र स्थापित करने के बारे में प्रचालन व्यय में पहले से ही गिने हुए मूल्य ह्रास से 
अधिकता की सीमा तक ही ऋण वापसी पर विचार करने के बारे में इस प्राधिकरण के निदेश का पालन नहीं किया है। इसने उल्लेख किया है कि 
बंदरभाड़ा दर के परिकलन के समय विशिष्ट निधियों के नकदी शेष और एमआरपीएल ऋण पर ब्याज को अवश्य अलग रखा जाए और 
एनएमपीटी की परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ को न गिना जाए । इन टिप्पणियों के मद्देनजर , एमआरपीएल ने जेट्टी सं. 10 के लिए बंदरगाह शुल्क 
दर का संशोधित रूप तैयार किया है । 


4. 3. 


एमआरपीएल से प्राप्त टिप्पणियाँ एनएमपीटी को फीडबैक सूचना के रूप में भेजी गई थीं । 


5. तत्पश्चात , केवल ऋण किस्त के भुगतान की अधिकता की सीमा तक ही मूल्यह्रास पर विचार रखने के लिए, एनएमपीटी ने इस 
प्राधिकरण के निर्णय (दिनांक 9 अगस्त , 2002 के आदेश द्वारा) के लागू होने की तारीख के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है । इस बिन्दु के संदर्भ में , 
यह स्पष्ट किया गया था कि इस निर्णय को दिनांक 19 जुलाई , 2000 के हमारे आदेश में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुवर्तन में ही देखा 
जाना चाहिए । इसलिए, पत्तन को इस प्राधिकरण के दिनांक 19 जुलाई , 2000 के आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ इस विशेष 
मार्गदर्शीसिद्धांत पर विचार करने के पश्चात अपना संशोधित प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई थी । 


6. 1 . इस प्रकरण की संयुक्त सुनवाई 20 मार्च, 2003 को एनएमपीटी परिसर में हुई थी । इस संयुक्त सुनदाई में , एनएमपीटी ने स्लाइड शो 
प्रस्तुत किया और एमआरपीएल ने लिखित निवेदन प्रस्तुत किया । 
6.2. इस संयुक्त सुनवाई में , एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों ने स्वीकार किया है कि इस मामले में इस प्राधिकरण के पूर्ववर्ती आदेश , 
जिन्हें उनके द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है , तब भी प्रचालन में थे क्योंकि किसी उच्चतर न्यायिक मंच ने 
इसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया था । उच्च न्यायालय के समक्ष तत्संबंधी प्रकरणों में अपने अधिकारों और दावों से प्रभावित हुए बिना , 
एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों संयुक्त रूप से अंतिम बंदरभाड़ा दरें पुनर्निधारित करने के लिए और दो माह के समय में सहमत प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने के लिए सहमत हो गए । वे वर्ष 2000 -01 और 2001- 02 के लिए अंतिम बंदरभाड़ा दरें शामिल करते हुए प्रस्ताव को अद्यतन करने के 
लिए भी सहमत हो गए । 
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6. 3. संयुक्त सुनवाई में हुई सहमति के अनुसार , जेट्टी सं. 10 की अंतिम बंदरगाह शुल्क दर निर्धारित करने के लिए एनएमपीटी से अपना 
संशोधित प्रस्ताव 31 मई , 2003 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । एनएमपीटी के अनुरोध पर सहमत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की 
समय- सीमा बाद में 31 अगस्त, 2003 तक बढ़ा दी गई थी । परंतु, पत्तन ने अपना प्रस्तुत नहीं किया है । हमारे दिनांक 3 सितम्बर, 2003 के पत्र 
द्वारा एनएमपीटी को प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए स्मरण भी कराया गया था । 


7 . एनएमपीटी ने अब अपने दिनांक 12 सितम्बर, 2003 के पत्र में अनुरोध किया है कि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय को और 
30 नवम्बर , 2003 तक बढ़ा दिया जाए क्योंकि पत्तन वर्ष 2002 - 03 के अपने वार्षिक लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा आदि के शुरू होने के 
कारण लंबित मुद्दों को हल करने के लिए एमआरपीएल के साथ आगे की चर्चा नहीं कर सका है । इसने कहा है कि अंतिम दरें तय कर ली गई हैं 
और एमआरपीएल को उसके सत्यापन के लिए भेज दी गई हैं । 


8.1 . यह प्रस्ताव प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है , इसलिए इस प्रस्ताव को पत्तन द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए 
जाने तक अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखना अभीष्ट नहीं है । चूंकि एनएमपीटी और एमआरपीएल संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पहले से 
ही सहमत हैं , इसलिए यह मूल प्रस्ताव प्रासंगिक नहीं रह जाता है । 


8. 2. इस परिप्रेक्ष्य में , और समग्र विचार -विमर्श के आधार पर , इस प्राधिकरण ने इस प्रकरण को बन्द करने का निर्णय लिया है । 
वर्ष 1996 -97 से 2001- 02 के लिए बंदरगाह शुल्क दर निर्धारित करने हेतु एनएमपीटी को अपना संशोधित सहमत प्रस्ताव , इस प्राधिकरण द्वारा 
निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात , 30 नवम्बर , 2003 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है । 


अ. ल. बोंगिरवार , अध्यक्ष 
[ विज्ञापन III /IV/ 143/ 2003 / असा० ] 


TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

NOTIFICATION 


Mumbai, the 4th November, 2003 
No. TAMP/ 13 /2003 -NMPT. - In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trust Act, 
1963 (38 of 1963 ), the Tariff Authority forMajor Ports hereby closes the case relating to a proposalof the New Mangalore 
Port Trust for fixation of wharfage rate for jetty number 10 for the years 1996 -97 to 1999 - 2000 as in the order appended 
hereto . 


SCHEDULE 


Case No. TAMP /13/2003-NMPT 


The New Mangalore Port Trust 


Applicant 


OR D E R 
(Passed on this 22nd day of October 2003 ) 


This case relates to a proposal received from the New Mangalore Port 
Trust (NMPT) for fixation of wharfage rate for jetty number 10 for the years 1996 - 97 to 
1999- 2000 . 


In pursuance of the directions of this Authority issued vide its Order passed 
on 19th July 2000, the NMPT has submitted a proposal for fixation of wharfage rate for 
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Jetty No. 10 for the years 1996 - 1997 to 1999 - 2000 . The wharfage rate proposed by the 
NMPT for Jetty No . 10 are as follows: 


Year 
1996 - 97 
| 1997 - 98 

1998 - 99 
| 1999 - 2000 


Rate per tonne (in Rs.) 

87 . 84 
78 .43 
94 .74 
85 . 97 


3 . 1 . 

In this context , it may be relevant to mention that the MRPL has filed a Writ 
Petition in the Hon ble High Court of Karnataka against the Order passed by this Authority 
on 19 July 2000 . It has mainly challenged the issue relating to Retum on Investment on 
the NMPT assets . 


3 .2. 

The NMPT has also filed Writ Petitions in the Hon ble High Court of 
Karnataka for review of this Authority s Order passed on 21 March 2002 rejecting the 
review petitions filed by the NMPT on three specific issues viz . credit back of vessel related 
income , credit back of escrow account interest and consideration of repayment of loan in 
excess of depreciation while computing the wharfage rate . 


4 . 1. 

The NMPT proposalwas forwarded to the MRPL for their comments . The 
MRPL has forwarded its comments without prejudice to the Writ Petition No. 38445 / 2000 
filed by it before the Hon ble High Court of Kamataka . 


4 . 2 . 

The MRPL has made various observations about the calculation of 
wharfage rate made by the NMPT. It has pointed out that the NMPT has not complied with 
the direction of this Authority to establish one common cost centre for the oil jetty project ; 
about considering the repayment of loan only to the extent it is in excess of the 
depreciation already accounted under the operating expenditure . It has pointed out that 
cash balance of specific funds and interest on the MRPL loan must be excluded while 
computing the wharfage rate , return on the NMPT assets should not be considered , etc . In 
the light of these observations, the MRPL has furished revised working of wharfage rate 
for Jetty No. 10 . 


4 .3 . 

The comments received from the MRPL were forwarded to the NMPT as 
feed back information . 


5 . 


Subsequently , the NMPT has sought clarification about the date of 
implementation of this Authority s decision ( vide Order dated 9 August 2002) to consider 
depreciation only to the extent it is in excess of repayment of loan instalment. With 
reference to this point, it was clarified that this decision should be seen in continuation with 
the guidelines prescribed in its Order dated 19 July 2000 . The portwas , therefore , advised 
to formulate its revised proposal after taking into consideration this particular guideline 
along with other guidelines stipulated in this Authority s Order dated 19 July 2000 . 


6 . 1 . 

Ajoint hearing in this case was held on 20 March 2003 at NMPT premises , 
At the joint hearing , the NMPT made a slide presentation and the MRPL filed a written 
submission . 
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6 .2. 


At the joint hearing, the NMPT and the MRPL both conceded that the 
eartier Orders of the Authority in this matter, though challenged by them before the High 
Court ofKarnataka ,were still in operation as no higher judicial forum had passed any order 
to the contrary. Without prejudice to their rights and contentions in the respective cases 
before the High Court, both the NMPT and MRPL agreed to re -work out the final wharfage 
rates jointly and present an agreed proposalwithin two months time. They also agreed to 
update the proposal by including final wharfage rates for the years 2000-01 and 2001-02 . 


6 .3. 

As agreed in the joint hearing , the NMPT was requested to submit its 
revised proposal for fixation of final wharfage rate for jetty number 10 by 31 May 2003. 
The time limit for submission of the agreed proposal was subsequently extended till 31 
August 2003 at the request of the NMPT. The port has ,however , not submitted its 
proposal. The NMPT was also reminded vide our letter dated 3 September 2003 to 
expedite submission of its proposal. 


7 . 

The NMPT has now vide its letter dated 12 September 2003 requested that 
the time for submission of the revised proposal may be further extended till 30 November 
2003 since the port could not hold further discussions with the MRPL to resolve the 
pending issues due to commencement of its Statutory Audit of 2002-03 annual accounts , 
etc . It has stated that final rates have been worked out and sent to the MRPL for their 
verification . 


8 . 1 . 

This proposal has been registered as a tariff case and hence it is not 
desirable to keep it pending indefinitely till submission of revised proposal by the port. 
Since the NMPT and the MRPL have already agreed to file a revised proposal, the original 
proposal is not relevant. 


8 . 2 . . In this backdrop , and based on collcctive application of mind , this Authority 
decides to close this case . The NMPT is advised to submit its revised agreed proposal for 
fixation of wharfage rate for jetty number 10 for the years 1996 - 97 to 2001- 02 by 30 
November 2003 after taking into consideration the guidelines prescribed by this Authority. 


A .L .BONGIRWAR , Chairman 
[ADVT.II/ IV / 143 /2003/Exty.] 
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